भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1815
शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए
1815.
श्री हरनाथ सिंह यादवः

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त):
श्री पि. भट्टाचार्यः
श्री विजय पाल सिंह तोमरः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार ने देश में कारखाने स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया है/देने की योजना बना रही है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 
उक्त निर्णय कब तक कार्यान्वित किए जाने/लागू होने की संभावना है;

(घ) 
क्या सरकार की उक्त नीति से देश भर में युवाओं को बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) 
देश में पहले से स्थापित घरेलू कंपनियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्‍तर
वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग):
सरकार देश के विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में विदेशी और घरेलू निवेश हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, औद्योगिक निकायों और विशेषज्ञों के साथ नियमित विचार-विमर्श किए जाते हैं ताकि व्यवसाय से संबंधित प्रक्रिया और विनियमों को सरल किया जा सके। कई वर्षों से किए गए इन प्रयासों से न सिर्फ हमारी ईओडीबी रैंकिंग वर्ष 2014 के 142 से सुधर कर 2019 में 63 हो गई, जिसका परिणाम वर्ष 2018-2019 में, अब तक का सर्वाधिक 62 बिलियन अमरीकी डॉलर एफडीआई अंतर्वाह के रूप में सामने आया।   
इसके अलावा, सरकार ने प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए उदार और पारदर्शी नीति लागू की है जिसके अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों को स्‍वत: अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। सरकार निरंतर आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है तथा समय-समय पर इसमें महत्‍वपूर्ण परिवर्तन करती है ताकि भारत को आकर्षक और निवेशक अनुकूल स्‍थल बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की कोशिश रहती है कि एक सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति बनाई जाए। इसका उद्देश्‍य एफडीआई नीति को निवेशक के अधिक अनुकूल बनाना तथा नीतिगत बाधाओं को दूर करना है जो देश में निवेश के अंतर्वाह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। 
(घ):
एफडीआई अंतर्वाह घरेलू पूंजी में वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का कार्य करता है। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे निवेश से सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियां और नवीनतम प्रौद्योगिकियां आती हैं जिससे देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। तथापि, एफडीआई से होने वाले रोजगार सृजन के आंकड़े केंद्रीय स्‍तर पर नहीं रखे जाते हैं। 
(ङ):
टैरिफ और नॉन-टैरिफ दोनों उपायों द्वारा आयात के प्रभाव आदि से घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग के परामर्श से किसी उत्पाद/क्षेत्र का कार्य देख रहे प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिक सीमा शुल्क लगाने और अन्य सुधारात्मक उपाय करने सहित ऐसे उपायों पर विशिष्ट कार्रवाई की जाती है।
*****
